भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 2125
(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)
फरार आर्थिक अपराधियों से गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) की वसूली
2125.
श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमारः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
आर्थिक अपराधियों, जो कि सजा से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं, को वापस लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की क्या स्थिति है;

(ख)
बैंकों की इस तरह की लूट और बड़े उद्योगपतियों के फरार होने से निपटने के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं;

(ग)
इन अपराधियों द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान न किए जाने के कारण भारत में बैंकों को कुल कितना नुकसान हुआ;

(घ)
भारतीय बैंकों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की कुल राशि कितनी है; और
(ङ)
आर्थिक अपराधियों से गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (ग): आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार, 12 व्‍यक्तियों के विरुद्ध प्रत्‍यार्पण प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और 27 मामलों में रेड-कॉर्नर नोटिस प्रस्‍ताव अग्रेषित किए गए हैं। उचित मामलों में भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम, 2018 के अंतर्गत भी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। हाल ही में एक व्‍यक्ति को प्रत्‍यार्पित किया गया है। इसके अतिरिक्‍त, दिनांक 10.12.2018 को लंदन में वेस्‍टमिनिस्‍टर मजिस्‍ट्रेट की अदालत ने श्री विजय माल्‍या का युनाइटेड किंगडम से भारत में प्रत्‍यार्पण की सिफारिश की है।
आर्थिक अपराधी, जो कि भाग गए हैं उनसे निपटने के प्रयासों के एक अंश के रूप में आर्थिक अपराधियों द्वारा भारतीय न्‍यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर भारतीय विधि प्रक्रिया से बचने को रोकने के उद्देश्‍य से भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया है। अधिनियम में भगोड़ा आर्थिक अपराधी की संपत्ति को कुर्क करने, ऐसे अपराधी की संपत्ति की जब्ती तथा अपराधी को किसी सिविल दावे में प्रतिवाद करने के हक से वंचित करने की व्‍यवस्‍था है। इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की ऋण सुविधा प्राप्‍त करने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों तथा अन्‍य प्राधिकृत हस्‍ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की एक सत्‍यापित प्रति प्राप्‍त करने का आदेश दिया है।
जहां त‍क भगोड़ा अपराधियों द्वारा ऋणों के गैर-भुगतान के कारण बैंकों को हुई हानियों का संबंध है, उल्‍लेखनीय है कि बैंकों ने वसूली कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी हैं तथा एक बार संबंधित खातों में चल रही वसूली कार्यवाहियां पूरी हो जाने पर हानि का सही आंकलन हो पाएगा।
(घ) और (ड.): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के घरेलू परिचालन संबंधी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 23,33,823 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 61,00,848 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी हैं। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्रों के लिए वर्ष 2015 में शुरु की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्‍यूआर तथा तदनंतर पीएसबी द्वारा पारदर्शी पहचान के परिणामस्‍वरूप, दबावग्रस्‍त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्‍त ऋणों पर अनुमानित हानियों, जिनके लिए पूर्व में पुनर्संरचित ऋणों के अंतर्गत प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। इसके अतिरिक्‍त, वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही के दौरान, दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। प्रमुखतया दबावग्रस्‍त आस्तियों की एनपीए के रूप में इस पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, घरेलू परिचालनों पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार एससीबी का सकल एनपीए 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार 3,09,399 करोड़ रुपए से बढ़कर 31.3.2018 को 9,62,621 करोड़ रुपये हो गया और 30.09.2018 की स्थिति के अनुसार, घटकर 9,46,062 रुपए (आंकड़े अनन्तिम) हो गया है।
सरकार ने एनपीए को घटाने के लिए पिछले साढ़े चार वित्‍त वर्षों में व्‍यापक प्रयास किए हैं जिनमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ, निम्‍नलिखित शामिल हैं:-
(1) दिवाला और शोधन अक्षमता के मामलों के समाधान हेतु एक एकीकृत ढ़ांचे के सृजन के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) को अधिनियमित किया गया है। इसके अंतर्गत, आरंभ में ही अंतरिम समाधान पेशेवर के द्वारा कार्पोरेट उधारकर्ता के कार्यों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के साथ उधारदाता को नियत्रंक बनाने संबंधी दृष्टिकोण को अपनाते हुए विधिक प्रणाली का दुरुपयोग करके लाभ प्राप्‍त करने की सुविधा समाप्‍त कर दी गई है। इसके साथ, इरादतन चूककर्ताओं और एनपीए खातों के साथ जुड़े हुए व्‍यक्तियों को समाधान प्रक्रिया से प्रतिबंधित करके उधारदाता-उधारकर्ता संबंध में मूलभूत परिवर्तन किया गया है। आईबीसी के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए बैंकों को निदेश जारी करने हेतु आरबीआई को प्राधिकार देने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, आरबीआई ने बैंकों को 41 मामलों, जिनमें से 12 की दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार संचित बकाया राशि 1,97,769 करोड़ रुपए थी और दिनांक 30.06.2017 की स्थिति के अनुसार शेष 29 की बकाया राशि 1,35,846 करोड़ रुपए थी, को आईबीसी के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में मामला दायर करने का निदेश दिया था। 
(2) इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्‍तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को संशोधित किया गया है, जिसमें उधारकर्ता द्वारा आस्ति विवरण न दिये जाने के मामले में तीन माह के कारावास तथा उधारदाता द्वारा बंधक रखी संपत्ति पर 30 दिन के भीतर कब्‍जा प्राप्‍त करने का प्रावधान है। साथ ही, वसूली में तेजी लाने के लिए छह नये ऋण वसूली अधिकरणों की स्‍थापना की गई है।
(3) इसके अलावा, पीएसबी सुधार एजेंडे के अंतर्गत, पीएसबी ने सख्‍ती से वसूली के लिए दबावग्रस्‍त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल्‍स का सृजन किया है, स्‍वच्‍छ और प्रभावी निगरानी हेतु स्‍वीकृति पूर्व और स्‍वीकृति पश्‍चात अनुवर्ती भूमिकाओं को अलग-अलग किया है, ऑनलाइन एकबारगी निपटान प्‍लेटफार्मों का सृजन प्रारंभ किया है और विशेषीकृत निगरानी एजेंसियों के माध्‍यम से उच्‍च मूल्‍य खातों की निगरानी के प्रति प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की है।
उपर्युक्‍त प्रयासों ने सकारात्‍मक परिणाम दर्शाए हैं, जो कि वैश्विक परिचालनों पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार पिछले साढ़े तीन वित्तीय वर्षों में वसूलियों के कारण एससीबी के एनपीए में 2,83,770 करोड़ रुपए की कटौती तथा चालू वित्‍त वर्ष के पूर्वार्ध में एससीबी के सकल एनपीए में 24,453 करोड़ रुपए की आयी कमी से प्रतिबिंबित होता है। 
*****
